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राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 157
16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्‍न
खाद्य सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन
*157. श्री अम्बेथ राजन: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि 'खाद्य सुरक्षा योजना' का कार्यान्वयन किये जाने से खाद्यान्नों का आयात करने का रास्ता खुल जायेगा; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
********

राज्‍य सभा में दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्या 157 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण
(क) और (ख): दिनांक 5.7.2013 को जारी राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश, 2013 के कार्यान्‍वयन हेतु 614.3 लाख टन खाद्यान्‍नों की वार्षिक आवश्‍यकता का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान गेहूं और चावल की औसत वार्षिक खरीद 602.4 लाख टन रही है। इसके अतिरिक्‍त, केंद्रीय पूल में पर्याप्‍त मात्रा में खाद्यान्‍नों का स्‍टाक उपलब्‍ध है। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी स्‍कीमों के जरिए देश में खाद्यान्‍नों की आवश्‍यकता को पूरा करने के लिए कृषि उत्‍पादन में वृद्धि करने हेतु निरन्‍तर प्रयास भी किए जा रहे हैं। उपर्युक्‍त को देखते हुए राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश के तहत खाद्यान्‍नों की आवश्‍यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्‍नों का आयात करने की आवश्‍यकता प्रतीत नहीं हो रही है।  
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